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मौखिक प्रश्‍न संख्‍या-121
मंगलवार, 14 मार्च, 2017/23 फाल्‍गुन, 1938 (शक) 
केन्‍द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु तमिलनाडु को लंबित धनराशि जारी किया जाना 
121 डा. वी. मैत्रेयन: 
क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क):
क्‍या केन्‍द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्‍न योजनाओं हेतु तमिलनाडु को जारी किए जाने वाले हिस्‍से के रूप में अथवा तमिलनाडु सरकार द्वारा व्‍यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए केन्‍द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु को 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अभी जारी की जानी शेष है; 
(ख):
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और उक्‍त धनराशि को शीघ्रतापूर्वक जारी किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्‍या-क्‍या कदम उठाए गये हैं; 
(ग):
क्‍या सरकार को तमिलनाडु को देय 9000 करोड़ रुपए की लंबित धनराशि जारी किए जाने के लिए तमिलनाडु से कोई अनुरोध प्राप्‍त हुए हैं; और 
(घ):
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और तमिलनाडु को समूची शेष धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी?
उत्तर
वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)
(क) से (घ):
एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।
केन्‍द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु तमिलनाडु को लंबित धनराशि जारी किए जाने के संबंध में डा. वी. मैत्रेयन द्वारा 14 मार्च, 2017 के लिए पूछे गए राज्‍य सभा मौखिक प्रश्‍न सं. 121 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
(क) से (घ) 
1.
केन्‍द्र प्रायोजित स्‍कीमों की संख्‍या 28 है जिन्हें भिन्‍न-भिन्‍न अंत: स्कीमों और उप-स्‍कीमों में विभाजित किया गया है। केन्‍द्र सरकार/वित्‍त मंत्रालय प्रत्‍येक केन्‍द्र प्रायोजित स्‍कीम के लिए भिन्‍न-भिन्‍न मंत्रालयों/विभागों को मांग-वार बजट धनराशि आबंटित करता है और फिर मंत्रालय/विभाग संबंधित राज्‍यों की समेकित निधियों के माध्‍यम से राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को केन्‍द्र प्रायोजित स्‍कीम का हिस्‍सा आबंटित करता है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अलग-अलग स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार उप स्कीम-वार धनराशि जारी की जाती है। राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को धनराशि का जारी किया जाना कतिपय कारकों पर निर्भर करता है जिनमें अन्‍य बातों के साथ-साथ, उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्‍तुत किया जाना,  यह देखना कि स्‍कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार क्या कार्य हर प्रकार से पूरा है, स्‍कीम की क्‍या उपयुक्‍त ढंग से निगरानी की गई है और अन्य पक्ष द्वारा स्‍वतंत्र रूप से उसका मूल्‍यांकन किया गया है, राज्‍य विशेष में कार्यान्‍वयन संबंधी कोई मुद्दे हैं क्या, क्‍या राज्‍य सरकार ने अपना हिस्‍सा जारी कर दिया है, आदि शामिल हैं।

2.
वित्त मंत्रालय अलग-अलग स्कीमों की राज्य-वार निगरानी नहीं करता है। अलग-अलग स्कीमों की समय-समय पर राज्य-वार निगरानी संबंधित मंत्रालय/विभाग करता है। वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम माह में संबंधित स्कीम के लिए क्रमशः 33% और 15% के बजट परिव्यय की सीमा है। तथापि, संबंधित मंत्रालयों के पास अलग-अलग स्कीमों के दिशा-निर्देशों और कार्यान्वयन संरचना के अनुसार जारी करने के लिए पर्याप्त धन रहता है। एक दक्ष निधि प्रवाह व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्यों को केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से जारी की जाती है। वर्ष 2016-17 में 28 फरवरी, 2017 तक लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के अनुसार तमिलनाडु को केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 11531.21 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
3.
वित्त आयोग के अंतरण वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किए जाते हैं। 13वें वित्त आयोग ने 2010-11 से 2014-15 की अपनी अधिनिर्णय अवधि के लिए तमिलनाडु हेतु 11,366.90 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 11,366.90 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु को 8613.45 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान जारी किए थे। इसके अतिरिक्‍त, 13वें वित्‍त आयोग की सिफारिश के अनुसार, तमिलनाडु को शिशु मृत्‍यु दर में कमी लाने और नवीकरणीय ऊर्जा घटकों हेतु प्रोत्‍साहन के लिए 1504.54 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई थी। इस प्रकार, तमिलनाडु को 10,117.99 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया था। कम धनराशि जारी किए जाने का कारण अपेक्षाओं को पूरा न किया जाना है जैसे कि राज्‍य की उच्‍च स्‍तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना का प्राप्त न होना, उपयोग/समापन प्रमाणपत्रों का प्राप्‍त न होना और अनुदानों के अंतरण में नियत अवधि से परे विलंबित अंतरण के लिए राज्‍यों द्वारा स्‍थानीय निकायों को बैंक दर पर ब्‍याज का भुगतान न किया जाना। 13वें वित्‍त आयोग की सिफारिश के अनुसार, केन्‍द्र सरकार द्वारा जारी किया गया सहायता अनुदान, 31.03.2015 को 13वें वित्‍त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के समाप्‍त होने से पहले राज्‍य सरकार द्वारा दिए गए उपयोग प्रमाणपत्र और पूरी की गई संबंधित शर्तों पर आधारित है। तमिलनाडु राज्‍य के अनुरोध के अनुसार 13वें वित्‍त आयोग की लंबित बकाया राशि के संबंध में यह उल्‍लेखनीय है कि चूंकि 13वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्‍वयन की अवधि 31 मार्च, 2015 को समाप्‍त हो गई थी, इसलिए तमिलनाडु सहित राज्‍यों को कोई शेष अनुदान देय नहीं है। 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए तमिलनाडु हेतु संस्तुत आबंटन क्रमश: 2247 करोड़ रुपए और 3436 करोड़ रुपए है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 (7 फरवरी, 2017 तक) के लिए किए गए जारी की गई धनराशि क्रमश: 2381 करोड़ रुपए और 3264 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 और 2016-17 (7 फरवरी, 2017 तक) में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से क्रमश: 1000 करोड़ रुपए और 366 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 
*****
